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तारांकित प्रश्‍न सं. 177  
06 मार्च, 2020 को उत्‍तरार्थ
विषय: किसानों को ऋण हेतु ब्याज राजसहायता दिया जाना
177. श्री नारायण लाल पंचारियाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को ब्याज राजसहायता प्रदान कर रही है, ताकि वह किसानों को लघु अवधि ऋण प्रदान करने में सक्षम हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को प्रदान की गई ब्याज राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध है; और
(ङ) यदि हां, तो राजस्थान के संबंध में ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री (श्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर)
(क) से (ङ):
विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
किसानों को ऋण हेतु ब्याज राजसहायता दिया जाना से संबंधित लोकसभा में दिनांक 06.03.2020 को उत्‍तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 177 के भाग (क) से (ङ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण 
(क) से (ग): सरकार ने ब्‍याज छूट स्‍कीम की शुरुआत की है ताकि वित्‍तीय संस्‍थान किसानों को 7 प्रतिशत की वार्षिक ब्‍याज दर पर 3 लाख रुपए तक अल्‍पावधि फसल ऋण दे सकें; ऋणदाता संस्‍थानों यथा; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के वाणिज्‍यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक अपने संसाधनों से संवितरण करने पर उन्‍हें प्रत्‍येक वर्ष ब्‍याज छूट दी जाती है। किसानों द्वारा समय पर पुनर्भुगतान करने पर अतिरिक्‍त 3% प्रोत्साहन अर्थात तत्‍काल पुनर्भुगतान प्रोत्‍साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है। इस प्रकार तत्‍काल पुनर्भुगतान करने वाले किसानों के लिए प्रभावी ब्‍याज दर 4% हो जाती है। स्‍कीम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां ​​नाबार्ड (सहकारी बैंकों और आरआरबी के लिए) और भारतीय रिज़र्व बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए) हैं।
       
नाबार्ड को लागत अन्‍तर अर्थात अल्‍पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (एसटीसीआरसी) तथा अल्‍पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (एसटीआरआरबी) निधि के औसत लागत अन्‍तर एवं सहकारी बैंक तथा आरआरबी को 4.5 प्रतिशत पर पुनर्वित्त (रीफाईनेंस) दर, यदि कोई हो, दी जाती है ताकि बैंक किसानों को 7% की ब्‍याज दर पर प्रत्‍येक किसान के लिए 3 लाख रुपए तक अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान कर सके। चूंकि वर्ष 2017-18 से नाबार्ड के लिए निधि औसत लागत पुनर्वित्त दर से कम है इसलिए उन्हें सहकारी बैंकों और आरआरबी के लिए अल्‍प कृषि प्रचालन (एसएओ) पुनर्वित्त हेतु सरकार से लागत अंतर पर राजसहायता नहीं दी गई है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा नाबार्ड को सहकारी बैंकों और आरआरबी के लिए किसानों को 3% तत्‍काल पुनर्भुगतान प्रोत्‍साहन के भुगतान हेतु निधि की पूर्णत: प्रतिपूर्ति की गई थी।
 पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज छूट स्‍कीम के लिए आवंटित बजट विवरण निम्नानुसार है: -
	क्र.सं.
	वित्‍त वर्ष
	आईएसएस/ब.अ./सं.अ.आरई के अंतर्गत आवंटित निधि 

	1
	2017-18
	14,750.00 (सं.अ.)

	2
	2018-19
	14,987.00 (सं.अ.)

	3
	2019-20
	16,236.86(सं.अ.)

	4
	2020-21
	 21,175.00 (सं.अ.)


(घ) एवं (ड.): वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान ब्‍याज छूट स्‍कीम के अंतर्गत किसानों को नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पीआरआई का राज्यवार विवरण अनुबंध पर है। वर्ष 2018-19 के लिए पीआरआई लाभ की प्रतिपूर्ति हेतु बिल एक वर्ष के बाद प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में नाबार्ड द्वारा किसानों को भुगतान की गई पीआरआई राशि का विवरण निम्नानुसार है: -
	क्र.सं.
	वित्‍त वर्ष 
	किसानों के लिए निर्मुक्‍त पीआरआई राशि (रुपये करोड़ में)

	1
	2016-17
	364.27

	2
	2017-18
	159.79


ता.प्र.सं. 177
अनुबंध I 
पिछले 3 वर्षों के दौरान स्‍कीम के अंतर्गत नाबार्ड के माध्‍यम से सहकारी बैंकों तथा आरआरबी को जारी की गई 3 प्रतिशत पीआरआई 
                                                         राशि करोड़ रुपए में
	राज्‍य
	आईएसएस स्‍कीम वर्ष

	
	2016-17
	2017-18

	अंडमान
	0.03
	0.04
	

	आंध्र प्रदेश
	260.72
	155.65
	

	अरुणाचल प्रदेश
	0.00
	0.00
	

	असम
	0.23
	0.02
	

	बिहार
	26.92
	24.90
	

	छत्तीसगढ़
	48.73
	57.80
	

	गोवा
	0.22
	0.19
	

	गुजरात
	299.61
	303.45
	

	हरियाणा
	160.97
	119.22
	

	हिमाचल
	18.02
	3.58
	

	जम्मू एवं कश्मीर *
	3.78
	0.00
	

	झारखंड
	0.81
	1.70
	

	कर्नाटक
	376.81
	8.94
	

	केरल
	241.51
	38.72
	

	मध्य प्रदेश
	205.97
	218.39
	

	महाराष्ट्र
	221.20
	95.10
	

	मणिपुर
	0.04
	0.20
	

	मेघालय
	0.04
	0.02
	

	मिजोरम
	0.00
	0.00
	

	नागालैंड
	0.00
	0.00
	

	नई दिल्ली
	0.00
	0.02
	

	ओडिशा
	132.39
	146.76
	

	पंजाब
	159.17
	108.44
	

	राजस्थान
	364.27
	159.79
	

	सिक्किम
	0.05
	0.00
	

	तमिलनाडु *
	203.13
	96.95
	

	तेलंगाना
	151.48
	42.02
	

	त्रिपुरा
	0.75
	0.00
	

	उत्तर प्रदेश
	103.77
	22.64
	

	उत्तरांचल
	7.57
	10.53
	

	पश्चिम बंगाल
	52.93
	29.10
	

	कुल
	3041.15
	1644.18
	





* लद्दाख सहित जम्‍मू एवं कश्‍मीर;



* पुद्दुचेरी सहित तमिलनाडु
---
